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इस Editorial म� The Hindu, The Indian Express, Business Line आ�द  म� �का�शत लेख� का
�व�ेषण  �कया  गया  है। इस लेख म� सरकार �ारा  �वकास �व�ीय  सं�ान  क�  �ापना  के
��ाव  व  इससे संबं�धत �व�भ� पहलुओ ंपर चचा � क�  गई है। आव�कतानुसार, यथा�ान
टीम ��� के इनपुट भी शा�मल �कये गए ह�।

संदभ�: 

क� �ीय  बजट 2021 से यह संकेत �मलता  है �क भारत क�  आ�थ�क �वकास दर को ��र रखने के
�लये क� �  सरकार दीघ�का�लक अवसंरचना  �नमा �ण  पर �वशेष ज़ोर दे रही है। इस योजना  के
साथ सरकार ने �वकास �व�ीय  सं�ान  (DFI) क�  �ापना  पर पुनः �वचार करने का  ��ाव
�कया  है। 

इसके अ�त�र� डीएफआई का  �वचार वत�मान  म� और भी तक� संगत लगता  है ���क हाल ही म�
क� �  सरकार ने अपनी मह�ाकां�ी रा�ीय  अवसंरचना  पाइपलाइन  के �लये लगभग 100 लाख
करोड़ �पए जुटाने क�  प�रक�ना  क�  है। ब�क� के बढ़ते एनपीए संकट के संदभ� म� भी
डीएफआई का  �वचार सही �तीत होता  है। 

हाला ँ�क कई अथ�शा��य� के अनुसार, भारत को डीएफआई के �योग को जारी रखना  चा�हये,
हाला ँ�क पूव � म� इन  सं�ान� को साव�भौ�मक ब�क� �पा ंत�रत कर �दया  गया  था , उदाहरणतः-
ICICI और IDBI ब�क। 

�वकास �व�ीय सं�ान और पृ�भू�म:

�वकास �व�ीय सं�ान  लंबी अव�ध तक चलने वाले पूंजी-गहन  �नवेश� के �लये
दीघ�का�लक और कम दर� पर ऋण  �दान  करते ह�, जैसे �क शहरी बु�नयादी ढा ँचा, खनन,

भारी उ�ोग तथा  �स� चाई �णाली आ�द।
�वकास ब�क, वा�ण��क ब�क� से �भ� होते ह�, जो एक प�रप�ता  बेमेल (ब�क क�
तरलता  और सॉ��सी का  एक संभा�वत कारण) से बचने के �लये लघु से म�म अव�ध के
�लये रा�श जमा  करते ह� तथा  समान  प�रप�ता  के �लये ऋण  देते ह�।
भारत म� पहला  DFI वष� 1948 म� भारतीय  औ�ो�गक �व�  �नगम (IFCI) क�  �ापना  के
साथ शु� �आ था।
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इसके बाद  वष� 1955 म� �व� ब�क के समथ�न  के साथ ‘भारतीय  औ�ो�गक ऋण  और �नवेश
�नगम’ (ICICI) क�  �ापना  क�  गई।
वष� 1964 म�  भारतीय  औ�ो�गक �वकास ब�क (IDBI) बु�नयादी ढा ँचा  प�रयोजनाओ ंऔर
उ�ोग� के �लये दीघ�का�लक �व�पोषण  को बढ़ावा  देन े के उ�े� के साथ अ��� म�
आया।
हाला ँ�क वष� 1970-80 के दशक के दौरान  DFI को गैर-�न�ा�दत आ��य� को बढ़ाने के
नाम पर अपयश का  सामना  करना  पड़ा , जो क�थत तौर पर राजनी�तक �प से �े�रत ऋण
�वतरण  और आ�थ�क, तकनीक�  एवं �व�ीय  �वहाय�ता  के �लये �नवेश प�रयोजनाओ ंका
आकलन  करने म� अपया �� �ावसा�यकता  के कारण  �आ।  
इन  कारक� को देखते �ए नर�स� हम स�म�त (1991) ने डीएफआई को भंग करने क�
�सफा�रश क�  और त�ालीन  स��य  �वकास �व�ीय  सं�ान� को वा�ण��क ब�क� म�
बदल �दया  गया। 

�वकास �व�ीय सं�ान क� आव�कता:  

NPA संकट: ब��क� ग �े� के एनपीए म� वृ�� और वत�मान  प�र���त म� �वकास च� को
पुनः ग�त �दान  करने हेतु अवसंरचना  �े� के �व�पोषण  म� वृ�� क�  आव�कता  ने
डीएफआई क�  �ापना  पर नए �सरे से �ान  देन े के �वचार को बढ़ावा  �दया  है।

इस तरह क�  प�रयोजनाओ ंम� लंबी अव�ध के �व�पोषण  से खराब ऋण� के कारण
ब�क� क�  संप��  और देनदा�रय� के बीच  पहले से ही �ापक अंतर और भी अ��र हो
जाएगा।

COVID-19 महामारी के कारण  उ�� आ�थ�क संकट: यू�ेनी आ�थ�क इ�तहासकार
अले��डर गेस�च ेन�ोन  �ारा  ��तपा�दत �स�ा ंत के अनुसार,  �कसी भी देश का
�पछड़ापन  �जतना  अ�धक होगा , वहा ँ के आ�थ�क �वकास (�वशेष �प से कम-से-कम समय
म� उ�त अथ��व�ाओ ंक�  बराबरी करने के �लये दीघ�का�लक �व�पोषण) म� रा�  क�
भू�मका  उतनी ही अ�धक होगी।

COVID-19 महामारी ने असमानता , गरीबी क�  खाई, बेरोज़गारी और अथ��व�ा  म�
आ रही �गरावट क�  ग�त बढ़ा  दी है। 
अतः डीएफआई के मा�म से बु�नयादी ढा ँच े का  �नमा �ण  ��रत आ�थ�क सुधार म�
सहायता  कर सकता  है।

5 ���लयन  डॉलर क�  अथ��व�ा  का  ल�: सरकार ने वष� 2025 तक 5 ���लयन
अमे�रक�  डॉलर क�  अथ��व�ा  के ल� को �ा� करने क�  प�रक�ना  क�  है।

हाला ँ�क इस ल� क�  �ा�� पूरे देश म� �व� �र के बु�नयादी ढा ँच े के �वकास पर
�नभ�र करेगी।
नी�त आयोग के अनुमान  के अनुसार, बु�नयादी ढा ँच े के �लये वष� 2030 तक 4.5 

���लयन  अमे�रक�  डॉलर क�  आव�कता  होगी।

आगे क� राह:  

ई
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डीएफआई के �लये पूंजी जुटाना: लंबी अव�ध के ऋण  जारी करने के �लये DFI को
समान  �प से �व�  के दीघ�का�लक �ोत� क�  आव�कता  होगी।

पूव � म� डीएफआई स�े सरकारी फं�स पर अ�धक �नभ�र थे और आज के वा�ण��क
ब�क� को लंबी अव�ध क�  प�रयोजनाओ ंको �न�ध देन े हेतु खुदरा  जमा  रा�श पर
�नभ�रता  के कारण  प�रसंप��-देयता  बेमेल क�  ���त का  सामना  करना  पड़ा।
ऐसे म� नए डीएफआई के �लये फं�ड� ग के �व�वध �ोत� पर �ान  क� ��त करना  सबसे
बेहतर �वक� हो सकता  है।
वत�मान  म� डीएफआई को पूंजीगत लाभ/कर-मु� बा ॅ� जारी कर, �वदेशी ऋण  और
ब�प�ीय  एज��सय� से �ा� ऋण  आ�द  जैसे वैक��क माग� �ारा  पया �� �प से
पूंजीकृत �कया  जा  सकता  है।

�वशेषीकृत DFIs: 'सुपर माक� ट' ऋणदाता  जो �कसी भी प�रयोजना  को �न�ध देन े के �लये
तैयार रहते ह�, क�  तुलना  म� �व�श� व�ट� कल पर �ान  के��त करने वाले �वशेषीकृत
प�रयोजना  करदाता  प�रयोजना  मू�ांकन  कौशल के �नमा �ण  और जो�खम �बंधन  म�
बेहतर �दश�न  करते ह�। 

अतः सरकार को NHB और नाबाड� (NABARD) जैसे पुन�व� �ीयन  सं�ान� क�
सफलता  पर आधा�रत कई �वशेषीकृत डीएफआई क�  �ापना  पर �वचार करना
चा�हये।

सुशासन  सु�न��त करना:  एक डीएफआई के �लये राजनी�तक ह��ेप या  ऋण
धोखाधड़ी से मु� होना  आव�क है, परंतु �व�ीय  सं�ान� के बोड� पर �नजी शेयरधारक�
या  पेशेवर �बंधक� का  होना  सुशासन  सु�न��त करने के �लये पया �� नह� है।

 इसे बाहरी �नयं�ण  और संतुलन  क�  एक मज़बूत �णाली (जैसे-RBI �ारा  पय�वे�ण
तथा  लेखा  परी�क� एवं रे�ट� ग एज��सय� �ारा  उ�चत �नगरानी आ�द) �ारा  समथ�न
�दान  करना  होगा।

�ावसा�यक सुगमता  सु�न��त करना: इससे पहले कई मह�ाकां�ी राजमाग� और
पाइपलाइन  प�रयोजनाएँ लगातार �ानीय  �वरोध, भू�म अ�ध�हण  संकट, पूव ��ापी कर
तथा  खराब अनुबंध �वत�न  के कारण  लंबे समय  तक ��गत रही ह�।  

डीएफआई क�  सफलता  इस तरह के मु�� के समाधान  और ईज़ ऑफ  डूइंग �बज़नेस
के माग� म� �ा� �कावट� को दूर करने के �यास� पर �नभ�र करेगी।

�न�ष�: 

सतत् �वकास के �लये अवसंरचना  �े� म� �नवेश को बढ़ावा  �दया  जाना  ब�त ही मह�पूण� है,

परंतु वत�मान  म� ऋण  बाज़ार म� लंबे समय  से �ा� सम�ाओ ंको भी हल करने क�
आव�कता  है जो लंबी अव�ध के �व�पोषण  �वाह को बा�धत करती ह�।

अ�ास ��: बु�नयादी ढा ँच े के �नमा �ण  और भारत क�  आ�थ�क �वकास दर को ग�त �दान
करने के �लये �वकास �व�ीय  सं�ान� क�  �ापना  एक अ�ा  �वचार है। आलोचना�क
�व�ेषण  क��जये। 
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